
RA
So
nly

  

Rajasthan Housing Policy 2026: Rajasthan 
Government to Implement New Public Housing 
Policy 

 
The Rajasthan Government is preparing to implement a new Rajasthan Public Housing 
Policy (Jan Awas Niti) aimed at reforming urban housing and colony development across the 
state. The Urban Development Department is not planning to publish a draft version of the 
policy for public comments and concerns, as is the usual practice. This move has sparked 
discussions about transparency, public participation, and the future of urban development in 
Rajasthan. 

Why is the New Housing Policy in the News? 
The proposed policy is a major departure from a successful and longstanding approach of 
engaging the public prior to the formulation of major urban development policies. The 
government says it has already engaged in serious discussions with builders, real estate 
developers and others internally. The department said the draft's release for public comment 
could slow down the implementation process. But experts believe that because the policy 
impacts homebuyers, land purchasers, housing projects and urban planning, there must be 
broad public engagement for equitable and inclusive policymaking. 

Key Highlights  
 

Aspect Details 
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Policy Name Rajasthan Public Housing Policy (Jan Awas Niti) 

Implementing 
Department 

Urban Development Department, Rajasthan 

Major Change Draft policy may not be released for public suggestions 

Traditional Practice Public objections and suggestions invited before implementation 

Government's Stand Stakeholder consultations already conducted through internal 
meetings 

Concern Reduced public participation in policymaking 

Sectors Affected Housing, urban development, residential colonies, real estate 

Possible Impact Faster implementation but concerns over transparency and 
inclusiveness 

Concerns Regarding the Policy 
 
The absence of public consultation may result in several challenges. Some of the 
difficulties that confront the homebuyer and plot owner could go unchecked, which 
reduces the impact for the general public. Experts also worry that builders' and 
developers' interests will take precedence over consumer welfare. Once implemented, if 
stakeholders find there are major problems, the government will need to make further 
changes or be subject to legal action. Moreover, the opacity might lead to queries 
regarding the process for establishing the provisions of the policy and the reasons 
behind the rejection or acceptance of some recommendations. Traditionally, public 
involvement in governance has been important to better governance, and restriction of 
this involvement may lead to less public trust in urban planning decisions. 

Significance of the New Housing Policy 
The new housing policy is anticipated to enable the development of colonies more efficiently, 
enhance urban infrastructure, promote planned residential development, and service the 
state's growing urban population. When done well, it can streamline approvals, encourage 
affordable housing, and aid in establishing a more structured real estate landscape. Creating 
transparency and balancing the involvement of stakeholders will also be essential to the 
policy's long-term effectiveness. 

Conclusion 
The Rajasthan Public Housing Policy is a significant reform in urban development policy 
within the state. The goal of the government seems to be more speedy implementation of 
the policies, but without public consultation, there has been discussion about transparency 
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and citizen participation. An approach that is balanced, achieved by administrative efficiency 
and public participation, will lead to a more inclusive, feasible and sustainable housing policy 
in Rajasthan. 

MCQs 

1. Which department is preparing the new Rajasthan Public Housing Policy? 

A. Public Works Department​
 B. Urban Development Department​
 C. Revenue Department​
 D. Housing Board 

Answer: B. Urban Development Department 

2. What is the major change proposed in the new Rajasthan Public Housing Policy? 

A. Free housing for all citizens​
 B. Complete ban on private builders​
 C. Policy may be implemented without releasing the draft for public suggestions​
 D. Abolition of urban development authorities 

Answer: C. Policy may be implemented without releasing the draft for public 
suggestions 

3. Which sector will be directly affected by the new Rajasthan Public Housing Policy? 

A. Agriculture only​
 B. Mining sector​
 C. Housing, real estate, and urban development​
 D. Tourism sector 

Answer: C. Housing, real estate, and urban development 

4. What is one of the major concerns regarding the proposed policy? 

A. Increase in agricultural production​
 B. Lack of transparency and reduced public participation​
 C. Reduction in railway services​
 D. Closure of industrial areas 

Answer: B. Lack of transparency and reduced public participation 
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राजस्थान जन आवास नीति 2026: राजस्थान सरकार लाग ू
करेगी नई जन आवास नीति 
राजस्थान सरकार राज्य में नई जन आवास नीति (Jan Awas Niti) लाग ूकरने की तयैारी कर रही है। इस 
नीति का उद्देश्य शहरी आवास, कॉलोनी विकास और नगरीय विकास व्यवस्था में सधुार करना है। सामान्यतः 
किसी भी महत्वपरू्ण शहरी विकास नीति का ड्राफ्ट जनता से सझुाव और आपत्तियां लेने के लिए सार्वजनिक 
किया जाता है, लेकिन इस बार नगरीय विकास विभाग प्रस्तावित नीति का मसौदा सार्वजनिक करने के पक्ष में 
नहीं है। इस निर्णय ने पारदर्शिता, जनभागीदारी और राजस्थान के शहरी विकास की दिशा को लेकर नई बहस 
शरुू कर दी है। 

नई जन आवास नीति चर्चा में क्यों है? 

प्रस्तावित जन आवास नीति वर्षों से चली आ रही उस परंपरा से अलग है, जिसमें किसी भी महत्वपरू्ण नीति को 
अतंिम रूप देने से पहले जनता, विशषेज्ञों और सबंधंित पक्षों से सझुाव लिए जात ेथे। सरकार का कहना है कि 
बिल्डर्स, रियल एस्टेट डवेलपर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ पहले ही विस्ततृ इन-हाउस बठैकें  की जा चकुी 
हैं। विभाग का मानना है कि यदि ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया गया तो सझुाव और आपत्तियों के कारण नीति 
लाग ूहोने में देरी हो सकती है। हालांकि विशषेज्ञों का मानना है कि यह नीति सीधे घर खरीदने वालों, भ-ूखडं 
खरीदारों, आवासीय परियोजनाओ ंऔर शहरी नियोजन से जडु़ी हुई है, इसलिए इसे अधिक पारदर्शी और 
सहभागी बनाना आवश्यक है। 

मखु्य बिदं ु(Key Highlights) 

पहल ू विवरण 

नीति का नाम राजस्थान जन आवास नीति (Jan Awas Niti) 

लाग ूकरने वाला 
विभाग 

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान 

प्रमखु बदलाव नीति का ड्राफ्ट सार्वजनिक नहीं किया जा सकता 

पहले की परंपरा नीति लाग ूकरने से पहले जनता से सझुाव और आपत्तियां ली जाती थीं 

सरकार का पक्ष बिल्डर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स से इन-हाउस बठैकें  पहले ही हो चकुी हैं 

प्रमखु चितंा नीति निर्माण में जनभागीदारी कम होना 

प्रभावित के्षत्र आवास, शहरी विकास, आवासीय कॉलोनियां और रियल एस्टेट 

सभंावित प्रभाव नीति जल्दी लाग ूहोगी, लेकिन पारदर्शिता और समावेशिता को लेकर सवाल उठ 
सकत ेहैं 
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नीति से जडु़ी प्रमखु चितंाएं 

यदि नीति को बिना सार्वजनिक सझुावों के लाग ूकिया जाता है, तो कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आ 
सकती हैं। घर और भ-ूखडं खरीदने वाले लोगों की वास्तविक समस्याएं नीति में शामिल नहीं हो पाएंगी, जिससे 
आम नागरिकों के हित प्रभावित हो सकत ेहैं। विशषेज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में बिल्डर्स और डवेलपर्स 
के हित उपभोक्ताओ ंकी अपेक्षा अधिक महत्व पा सकत ेहैं। यदि नीति लाग ूहोने के बाद बड़ ेस्तर पर आपत्तियां 
सामने आती हैं, तो सरकार को बार-बार सशंोधन करने पड़ सकत ेहैं या काननूी विवादों का सामना करना पड़ 
सकता है। इसके अलावा, पारदर्शिता की कमी के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि किन सझुावों को स्वीकार 
या अस्वीकार किया गया। जनभागीदारी लोकतांत्रिक नीति निर्माण का महत्वपरू्ण हिस्सा है और इसकी कमी से 
लोगों का विश्वास भी प्रभावित हो सकता है। 

नई जन आवास नीति का महत्व 

नई जन आवास नीति से राज्य में कॉलोनियों के नियोजित विकास, शहरी आधारभतू सरंचना में सधुार और 
बढ़ती शहरी आबादी की आवासीय आवश्यकताओ ंको परूा करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह नीति 
यदि प्रभावी रूप से लाग ूहोती है, तो आवासीय परियोजनाओ ंकी स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बना सकती है, 
किफायती आवास को बढ़ावा दे सकती है और राज्य में अधिक व्यवस्थित रियल एस्टेट विकास सनुिश्चित कर 
सकती है। हालांकि इसकी सफलता के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सभी हितधारकों की सतंलुित भागीदारी 
आवश्यक होगी। 

निष्कर्ष 
राजस्थान की नई जन आवास नीति राज्य के शहरी विकास के्षत्र में एक महत्वपरू्ण सधुार मानी जा रही है। 
सरकार का उद्देश्य नीति को शीघ्र लाग ूकरना है, लेकिन ड्राफ्ट को सार्वजनिक न करने के निर्णय ने 
पारदर्शिता और जनभागीदारी को लेकर कई सवाल खड़ ेकिए हैं। यदि प्रशासनिक दक्षता के साथ नागरिकों की 
भागीदारी को भी महत्व दिया जाए, तो यह नीति अधिक समावेशी, व्यावहारिक और दीर्घकालिक रूप से सफल 
साबित हो सकती है। 

MCQs 

1. राजस्थान की नई जन आवास नीति किस विभाग द्वारा तयैार की जा रही है? 

A. लोक निर्माण विभाग​
 B. नगरीय विकास विभाग​
 C. राजस्व विभाग​
 D. राजस्थान आवासन मडंल 

उत्तर: B. नगरीय विकास विभाग 

2. नई जन आवास नीति में सबसे बड़ा प्रस्तावित बदलाव क्या है? 

A. सभी नागरिकों को मफु्त आवास देना​
 B. निजी बिल्डर्स पर परू्ण प्रतिबधं लगाना​
 C. ड्राफ्ट नीति को सार्वजनिक सझुावों के लिए जारी नहीं किया जा सकता​
 D. सभी शहरी विकास प्राधिकरणों को समाप्त करना 
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उत्तर: C. ड्राफ्ट नीति को सार्वजनिक सझुावों के लिए जारी नहीं किया जा सकता 

3. नई जन आवास नीति का सीधा प्रभाव किस के्षत्र पर पड़गेा? 

A. केवल कृषि के्षत्र​
 B. खनन के्षत्र​
 C. आवास, रियल एस्टेट और शहरी विकास​
 D. पर्यटन के्षत्र 

उत्तर: C. आवास, रियल एस्टेट और शहरी विकास 

4. प्रस्तावित जन आवास नीति को लेकर प्रमखु चितंा क्या है? 

A. कृषि उत्पादन में वदृ्धि​
 B. पारदर्शिता और जनभागीदारी में कमी​
 C. रेलवे सेवाओ ंमें कमी​
 D. औद्योगिक के्षत्रों का बदं होना 

उत्तर: B. पारदर्शिता और जनभागीदारी में कमी 

Rajasthan OBC Commission Report 2026: OBC 
Political Representation Report Submitted to CM 
Bhajan Lal Sharma 

 

Rajasthan State Other Backward Classes (Political Representation) Commission has 
presented its long-awaited report to the Chief Minister of the state, Mr Bhajan Lal Sharma. 
The report highlights the political representation of the OBCs in Rajasthan and recommends 
reservation in Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs). The report 
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notes that significant political representation has been provided to only 10-11 OBC 
communities, with many other backward communities not being represented. The report will 
now serve as the basis for determining OBC reservation in upcoming local body elections. 

Why is the Rajasthan OBC Commission Report in the News? 
 
The Rajasthan OBC Commission submitted its report to the state government after 
conducting an assessment of political representation among OBC communities. The report 
shows that while over 1000 people from 10-11 backward OBC castes have secured political 
representation, the representation is not uniform across the various backward communities. 
The recommendations will lead to the Rajasthan Government finalizing reservation to OBCs 
in Municipal Bodies and Panchayati Raj Institutions. The report will be placed before the 
State Cabinet for further consideration before implementation. 

Key Highlights 
 

Aspect Details 

Report Name Rajasthan OBC Political Representation Commission Report 2026 

Submitted To Chief Minister Bhajan Lal Sharma 

Commission 
Chairman 

Madan Lal Bhati (Former District Judge) 

Main Finding Political representation is concentrated in only 10–11 OBC 
communities 

Urban Local Bodies Around 60 out of 309 Urban Local Bodies' Chairperson posts 
proposed for OBC reservation 

Panchayati Raj 
Institutions 

OBC reservation to be provided in a similar proportion 

MBC Reservation No separate reservation provision for Most Backward Classes 
(MBC) 

Next Step Report to be examined by the Rajasthan Cabinet before 
implementation 

Major Findings of the Report 
 
The Commission noted that political opportunities have mostly been restricted to a few 
OBCs and several backward groups have been comparatively underrepresented. The report 
also notes that in the existing political reservation system, there is no separate reservation 
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provision for the Most Backward Classes (MBC). In the coming local body elections, almost 
60 of the total 309 Urban Local Bodies (ULBs) are likely to have OBC candidates running for 
the top posts. The same reservation ratio is suggested for Panchayati Raj Institutions. 
Another major administrative change is that the allocation of reservations will be done using 
a computer-based lottery rather than conducting a manual lottery. 
 

Significance of the Report 
The report is predicted to be an important document for effective political reservation in the 
local governance bodies of Rajasthan that comply with the Constitution. It might assist the 
government in developing a more equitable reservation system and representation of 
backward communities. The results could also be relevant to the debates on inclusion in the 
political process and reservation benefits to various OBC communities in the future. 

Conclusion 
The Rajasthan OBC Commission Report 2026 is a significant step towards enhancing local 
governance and political reservation in the state. The report identifies the issues of political 
representation of the OBC communities, which will be used to formulate the policy for 
amendment of the reservation system in Urban Local Bodies and Panchayati Raj 
Institutions. The Rajasthan Government will now consider the recommendations of the 
Commission and make a final decision on their implementation. 

MCQs 

1. The Rajasthan OBC Political Representation Commission submitted its report to 
whom? 

A. Governor of Rajasthan​
 B. Chief Minister Bhajan Lal Sharma​
 C. Chief Secretary of Rajasthan​
 D. State Election Commission 

Answer: B. Chief Minister Bhajan Lal Sharma 

2. According to the Commission's report, political representation is mainly 
concentrated in how many OBC communities? 

A. 5–6 communities​
 B. 7–8 communities​
 C. 10–11 communities​
 D. 20–25 communities 

Answer: C. 10–11 communities 

3. Approximately how many Chairperson posts out of 309 Urban Local Bodies are 
proposed to be reserved for OBCs? 
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A. 40​
 B. 50​
 C. 60​
 D. 90 

Answer: C. 60 

4. Which new method is proposed for the reservation allocation process in 
Rajasthan's Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions? 

A. Manual lottery system​
 B. Voting by MLAs​
 C. Computerized lottery system​
 D. Public referendum 

Answer: C. Computerized lottery system 

 

राजस्थान ओबीसी आयोग रिपोर्ट 2026: मखु्यमतं्री 
भजनलाल शर्मा को सौंपी गई ओबीसी राजनीतिक 
प्रतिनिधित्व रिपोर्ट 
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट मखु्यमतं्री 
भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में राजस्थान में ओबीसी समदुायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का 
विस्ततृ अध्ययन किया गया है तथा नगरीय निकायों (Urban Local Bodies-ULBs) और पचंायती राज 
ससं्थाओ ं(PRIs) में ओबीसी आरक्षण के सबंधं में महत्वपरू्ण सिफारिशें की गई हैं। रिपोर्ट के अनसुार, राज्य में 
केवल 10–11 ओबीसी जातियों को ही पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाया है, जबकि कई अन्य पिछड़ े
वर्ग की जातियां अभी भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वचंित हैं। आगामी नगरीय निकाय एव ंपचंायती राज चनुावों 
में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यही रिपोर्ट आधार बनेगी। 

राजस्थान ओबीसी आयोग रिपोर्ट चर्चा में क्यों है? 

राजस्थान ओबीसी आयोग ने विभिन्न ओबीसी समदुायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के 
बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 10–11 ओबीसी जातियों के 1,000 
से अधिक लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य कई पिछड़ ेसमदुायों की भागीदारी 
अपेक्षाकृत कम रही है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार नगर निकायों और पचंायती राज 
ससं्थाओ ंमें ओबीसी आरक्षण का निर्धारण करेगी। रिपोर्ट को अब राज्य मतं्रिमडंल (कैबिनेट) के समक्ष प्रस्ततु 
किया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया परूी की जाएगी। 

मखु्य बिदं ु(Key Highlights) 

पहल ू विवरण 
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रिपोर्ट का नाम राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग रिपोर्ट 2026 

रिपोर्ट सौंपी गई मखु्यमतं्री भजनलाल शर्मा 

आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी (परू्व जिला न्यायाधीश) 

मखु्य निष्कर्ष केवल 10–11 ओबीसी जातियों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक कें द्रित 

नगरीय निकाय 309 में से लगभग 60 अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव 

पचंायती राज ससं्थाएं इसी अनपुात में ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश 

एमबीसी आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान नहीं 

अगला चरण रिपोर्ट पर राज्य मतं्रिमडंल विचार करेगा 

रिपोर्ट के प्रमखु निष्कर्ष 
आयोग ने पाया कि राजनीतिक अवसर मखु्य रूप से कुछ चनुिदंा ओबीसी जातियों तक ही सीमित रहे हैं, 
जबकि कई अन्य पिछड़ ेसमदुायों को अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिला है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है 
कि वर्तमान राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए अलग से कोई आरक्षण 
प्रावधान नहीं है। आगामी नगरीय निकाय चनुावों में 309 में से लगभग 60 अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए 
आरक्षित किए जाने की सभंावना है। इसी प्रकार पचंायती राज ससं्थाओ ंमें भी समान अनपुात में आरक्षण देने 
की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, इस बार आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पारंपरिक लॉटरी पर्ची के 
बजाय कंप्यटूरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है। 

रिपोर्ट का महत्व 

यह रिपोर्ट राजस्थान में स्थानीय स्वशासन ससं्थाओ ंमें सवंधैानिक प्रावधानों के अनरुूप राजनीतिक आरक्षण 
सनुिश्चित करने की दिशा में महत्वपरू्ण मानी जा रही है। इससे सरकार को अधिक सतंलुित और समावेशी 
आरक्षण व्यवस्था तयैार करने में सहायता मिलेगी। साथ ही, यह रिपोर्ट भविष्य में विभिन्न ओबीसी समदुायों 
के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण के समान वितरण पर होने वाली चर्चाओ ंका भी महत्वपरू्ण 
आधार बनेगी। 

निष्कर्ष 
राजस्थान ओबीसी आयोग रिपोर्ट 2026 राज्य में स्थानीय शासन और राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था के लिए 
एक महत्वपरू्ण दस्तावेज है। यह रिपोर्ट ओबीसी समदुायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मौजदू असमानताओ ं
को उजागर करती है और नगरीय निकायों तथा पचंायती राज ससं्थाओ ंमें आरक्षण नीति को अधिक सतंलुित 
बनाने का आधार प्रदान करती है। अब राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर उनके 
क्रियान्वयन पर अतंिम निर्णय लेगी। 
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MCQs 

1. राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? 

A. राजस्थान के राज्यपाल​
 B. मखु्यमतं्री भजनलाल शर्मा​
 C. मखु्य सचिव, राजस्थान​
 D. राज्य निर्वाचन आयोग 

उत्तर: B. मखु्यमतं्री भजनलाल शर्मा 

2. आयोग की रिपोर्ट के अनसुार राजनीतिक प्रतिनिधित्व मखु्य रूप से कितनी ओबीसी जातियों में कें द्रित है? 

A. 5–6 जातियां​
 B. 7–8 जातियां​
 C. 10–11 जातियां​
 D. 20–25 जातियां 

उत्तर: C. 10–11 जातियां 

3. 309 नगरीय निकायों में से लगभग कितने अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव 
है? 

A. 40​
 B. 50​
 C. 60​
 D. 90 

उत्तर: C. 60 

4. नगरीय निकायों और पचंायती राज ससं्थाओ ंमें आरक्षण निर्धारण के लिए किस नई व्यवस्था का प्रस्ताव 
किया गया है? 

A. मनैअुल लॉटरी प्रणाली​
 B. विधायकों द्वारा मतदान​
 C. कंप्यटूरीकृत लॉटरी प्रणाली​
 D. जनमत सगं्रह 

उत्तर: C. कंप्यटूरीकृत लॉटरी प्रणाली 
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